भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. *89
22 दिसंबर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय:
ओडिशा के मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन शामिल किया जाना
*89.
श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ओडिशा के मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों को, एक विशेष मामले के रूप में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-मोटे अनाज, के अधीन शामिल किए जाने हेतु मानदंडों में छूट देने के लिए कदम उठाने का विचार रखती है; और
(ख) क्या सरकार, ओडिशा के वाम-पंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन दालों के बीजों तथा जल उपयोग दक्षता औजारों जैसे छिड़काव यंत्रों, पम्पसेटों, रेनगनों, एचडीपीई पाइपों के लिए दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि किए जाने का भी विचार रखती है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) 
(क) एवं (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
श्री नरेन्द्र कुमार स्वैन द्वारा, ओडिशा के मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन शामिल किये जाने के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 22.12.2017 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *89 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।  
(क) कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से ओडिशा के 6 जिलों अर्थात: गजपति, गंजाम, क्‍योंझार, कोरापुट, नवरंगपुर एवं रायगढ़ में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-मोटे अनाज का कार्यान्‍वयन कर रहा हैं। एनएफएसएम के विद्यमान प्रचलनात्‍मक दिशा-निर्देशों के अनुसार मोटे अनाज के मामले में जिलों का चयन करने संबंधी मापदंडों के अनुरूप इसमें उन जिलों को कवर किया जाता है जिसमें राज्‍य के कुल मोटे अनाज क्षेत्र का 70 प्रतिशत क्षेत्र कवर होता हैं। इन जिलों का चयन घटते क्रम में 70 प्रतिशत तक की अधिकतम क्षेत्र कवरेज के आधार पर किया जाता है। तथापि राज्‍यों को राज्‍य के मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता वाली राज्‍य स्‍तरीय स्‍वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत मोटे अनाज विकास कार्यक्रम में किसी भी जिले का चयन करने की छूट दी गई है। 
(ख) राज्‍य के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों सहित सभी जिलों में एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत दलहन के बीजों, जल की बचत में करने वाले दक्षता उपकरणों जैसे स्‍प्रिंक्‍लर, पम्‍प सेट, रेनगन, एचडीपीई पाइप के लिए राज सहायता का पैटर्न निम्‍नलिखित है:- 
	क्र.सं.
	कार्यक्रम
	सहायता का पैटर्न

	1.
	अधिक उपज वाली किस्‍में (दलहन) 
	25 रू. प्रति किग्रा० या लागत को 50% जो भी कम हो। 

	2.
	दलहन बीज का उत्‍पादन 
	25 रू० प्रति किग्रा०

	3.
	दलहन की बीज मिनीकीट्
	नि:शुल्‍क (भारत सरकार द्वारा 100% क्षतिपूर्ति वहन की जाएगी) 

	4.
	10 एचपी वाले पम्‍प सेट 
	10000 रू० प्रति पम्‍प सेट या लागत का 50% , जो भी कम हो। 

	5
	स्‍प्रिंकलर सेट 
	10000 रू० प्रति हैक्‍टेयर या लागत का 50% जो भी कम हो। 

	6.
	पानी ले जाने वाले पाइप 
	एचडीपीई पाइप के लिए लागत का 50% लेकिन 50रू० प्रति मीटर तक सीमित  पीवीसी पाइप के लिए 35 रू० प्रति मीटर तथा एचडीपीई के लिए 20 रू०प्रति मीटर जो 15000 रू० प्रति किसान या लाभार्थी की अधिकतम सीमा से फ्लैट टयूब से लिपटी हुई पाइप तक सीमित। 

	7.
	मोबाइल  रेन गन 
	15000 रू० प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50% जो भी कम हो। 


*******
